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इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2512, वर्ष 2025 
 
प्रवीन कुमार                                    .....याचिकाकर्ता(गण) 
बनाम 
उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य                         .....प्रतिवादी(गण) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 याचिकाकर्ता(ओ)ं के अधिवक्ता   :  राम मोहन 
 प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता     :  सी.एस.सी., कृष्णकांत सिहं, रवेश कुमार सिहं 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
न्यायालय संख्या.- 55 

 
माननीय न्यायमरू्ति चंद्र कुमार राय 
 
1.​ याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम मोहन, राज्य-प्रतिवादियों 
की ओर से विद्वान अपर मखु्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रतिवादी 
संख्या 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवेश कुमार सिहं, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा 
की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत सिहं को सनुा गया। 
2.​ यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:- 

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, 
जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह ग्राम 
कंुजलपरु, परगना एवं तहसील जलेसर, जिला एटा में स्थित गाटा संख्या 
81/0.0480 हेक्टेयर और गाटा संख्या 97/0.121 हेक्टेयर भमूि पर 
निजी प्रतिवादी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए; ये भमूियाँ राजस्व 
अभिलेखों में 'खाद का गड्ढा' और 'नवीन परती' के रूप में दर्ज हैं।" 

3.​ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विचाराधीन भखूंड में प्रवेश को देखत े

हुए, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उक्त भखूंड से अतिक्रमण हटाने के लिए 

कदम उठाएं। 
4.​ दसूरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मखु्य स्थायी 
अधिवक्ता. ने, राज्य की ओर से दिनांक 12.9.2025 को दायर किए गए जवाबी 
हलफनामे में किए गए कथनों के आधार पर, यह प्रस्ततु किया कि य.ूपी. राजस्व संहिता, 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी काननूी और 
सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू ससं्करण ही मान्य होगा।" 
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2006 की धारा 67 के तहत उन व्यक्तियों के विरुद्ध तीन मामले पंजीकृत किए गए हैं, 
जो विचाराधीन भखूंड पर अवधै कब्जे में पाए गए हैं; ये मामले केस संख्या 
T202518210305892, T202518210305893 और T202518210305894 हैं। 
उन्होंने निवेदन किया कि य.ूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित 

कार्यवाही के निस्तारण के बाद, अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। 
5.​ प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रस्ततु 

जनहित याचिका जनहित में दायर नहीं की गई है, अतः इसे खारिज किया जाना चाहिए। 
उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि प्रस्ततु याचिका दायर किए जाने के कारण, 

संबंधित गाँव में चकबंदी की प्रक्रिया परूी हो जाने के बावजदू, आज तक प्रतिवादी संख्या 
6 को चक का कब्ज़ा नहीं सौंपा गया है। 
6.​ मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ ंद्वारा प्रस्ततु तर्कों पर विचार किया है और 
अभिलेखों का अवलोकन किया है। 
7.​ इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन भखूंड पर अवधै कब्ज़ा 
पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध, य.ूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत तीन 

मामले दर्ज किए गए हैं, जो संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं। 
8.​ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखत े हुए, और मामले के 

गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस जनहित याचिका का निस्तारण इस निर्देश 

के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, बागपत, जलेसर, जिला एटा, 
य.ूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत (मामलों का विवरण इस आदेश के 

परैाग्राफ संख्या 4 में दिया गया है) उपर्युक्त कार्यवाहियों को, संबंधित पक्षों को सनुवाई 

का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, काननू के अनसुार, शीघ्रता से और तार्कि क 

निष्कर्ष तक पहँुचाएँ। 
(न्यायमरू्ति चंद्र कुमार राय) 
28 जनवरी 2026 
सी. प्रकाश 
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